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चंचल कमार तिवारी, > 

प्रमुख सचिव, 

उ0प्र0, शासन | 
सेवा में 

समस्त जिलाधिकारी, 

उत्तर प्रदेश | 
पंचायती राज अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक. 2-५ फरवरी, 2044 
विषय-ग्राम पंचायत के प्रधानों के विरूद्ध जांच शिकायतों की जांच हेतु 

. दिशा-निर्देश | 

महोदय, 

शासन के संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायत प्रधानों क॑ विरूद्ध 
“शिकायतों की जांच के समय निर्धारित प्रकिय्य का पालन नहीं किया जा रहा है 
एवं विभिन्‍न स्तर के अधिकारियों द्वारा बिना किसी पुष्ट आधार के प्रधान के 
- विरूद्ध जांच की कार्यगही प्रारम्भ कर दी जाती है। कतिपय प्रकरणों में ग्राम 
एणानों- को उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों से अवगत भी नहीं कराया जाता है 
एठ उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना हीं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती 
है। शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ प्रकरणों में उनके खातों पर 
पक्षम अधिकारी से भिन्‍न स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया जाता हैं 
जिससे ग्राम पंचायतों के खाते में केन्द्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग 
व संस्तुतियों पर पंचायतों को संक्रमित घनशशि हस्तान्तरित नहीं हो पाती है 
जिससे एक ओर जहाँ निर्घारित अवधि के अन्दर पंचायतों के खाते में घनराशि 
ठः अऋकन्‍तरण की अनिवार्य शर्त पूरी नहीं डो-पाती है वहीं दूसरी और ग्राम 
पंयायतों के विकास कार्य दुष्प्रभावित होते है। ग्राम पंचायतें भारत के संविधान 
के अनुच्छेद 243-ख के अन्तर्गत निर्वाचित संस्थाएं हैं। अतः यह आवश्यक है 
कि जहां एक ओर उन्हें कार्य करने के समुचित अवसर उपलब्ध कराये जायें, 
वहीं दूसरी ओर निवर्चित प्रतिनिधियों को उचित संरक्षरण देते हुए सम्मान भी 
दिया जाय | 
2... इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों के 
प्रधान एवं सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच उ0प्र0 पंचायत राज 
(प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) नियमावली 4997 के 
अन्तर्गत 'किये "गये 'प्राविधानों के अनुसार ही की जाय। उक्त संबंध में 
शासनादेश म्संख्या-3037() / 33-4-2004--565 / 2000 दिनांक 08 अक्टूबर, 





अल 
2004 से निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों की ओर आपका ध्यान पुनः 
आकृष्ट कराते हुए मुझे यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत प्रधान एवं सदस्यों के 
विरूद्ध विभागीय निरीक्षणों “ आडिट आदि के माध्यम से जो अनियमितता प्रकाश 
में आती है, उनके अतिरिक्त जनसामान्य से प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु 
निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए:- 
। किसी प्रधान के विरूद्ध शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति अपनी 
शिकायत सरकार या जिला मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, किन्तु प्रत्येक 
शिकायत के साथ उसके समर्थन में शिकायतकर्ता को अपना शपथ-पत्र 
और उन सभी व्यक्तियों, जिनसे वह अभियोग से संबंधित तथ्यों की सूचना 
प्राप्त करने का दावा करता है, के नोटरी के समक्ष सत्यापित शपथ-पत्र 
और साथ में अभियोग से संबंधित दस्तावेज, जो उसके कब्जे में अथवा 
_. शक्ति में हों, संलग्न करने होंगें। 
“7 2. जिलः “जिस्ट्रेट ऐसी किसी शिकायल की प्राप्ति एछू यह पता लगाने 
- दृष्टि से 'ष क्या उस +वैषय ४ औफ [रैक जांच के लिए प्रथम दृष्ण्या कोः 
मामला ऐ जिला पंचायत राज अधिकारी को अथवा अन्य किसी जिला 
स्तरीय अधिकारी को प्रारम्भिक जांच करने के लिए आदेश दे सकता है, जो 
अधिकतम तीस दिन में प्रारम्मिक जांच पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट जिला 
मज़िस्ट्रेट को देगा। 
3 प्रारम्मिक जांच के आधार पर या अन्यथा जहां राज्य सरकार / जिला 
मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि धारा 95 की उपधारा(१) के खण्ड(छ) के 
प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी प्रधान या उप प्रधान के विरुद्ध जांच 
की ज। - चाहिए अर्थात 5, गयी सी प्रारग्धि% जांच में प्रदान पँ8 
दृष्ट्या 76 ततौय और अन्य 3३/नयमितत':: का दःवा पाया जाय, कहां ऐड 
प्रधान -.त्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन 
नहीं करेगा और जब :,क कि वह आम जांव में आरोपों से गुप् न ह 
जोथे, ऐसी शॉमित्॒यों का प्रयोग औरे कूल्यों का सअध्याद। शाप 
सरकार /जिल। मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त श्राम॑ पंचायत क॑ तीन 
सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा | 
4. प्रारम्भिक जांच के आधार पर प्रथम दृष्ट्या औपचारिक जांच हेतु मामला 
बनने पर राज्य सरकार » जिला मजिस्ट्रेट एक आदेश द्वारा जांच करने के 
लिए प्रारम्भिक जांच करने वाले अधिकारी से भिन्‍न, किसी जिलास्तरीय 
अधिकारी को नामित करेगा । 





5. शिकायत होने 
कर रिपोर्ट राज्य 
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/. स्टाफ ऑफीसर उख्य सचिव, उ5प्र0 शासन | 
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राज, उ0प्र0 लखनऊ | 


>. भरत मंण्डलीय उप निदेश क(प०), उत्त्तर प्रदेश | 
/ प।र0 मुख्य विकास अधि १॥९, उत्तर प्रदेश | 
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$ निदेशक सचना एः 


'त राज अधिकारी उत्तर प्रदेश | 
 जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | 





